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अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 3245
दिनांक 23 मार्च, 2018 को उत्‍तर दिए जाने के लिए
थोक दवा के आयात पर निर्भरता को कम करने की योजना
3245.
श्री परिमल नथवानी:
 
क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क)
क्या यह सच है कि एक समय में थोक औषधि के निर्माण में अग्रणी भारतीय भेषज उद्योग अब अपनी थोक औषधि की जरूरतों को पूरा करने के लिए चीन पर आश्रित हो रहा है; 

(ख)
यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; 
(ग)
क्या सरकार ने भारतीय भेषज क्षेत्र की आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए कोई योजना तैयार की है; और
(घ)
यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान आयातित वास्तविक औषधि की मात्रा का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? 

उत्‍तर
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय; जहाजरानी मंत्रालय और रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनसुख एल. मांडविया)
(क): देश कुछ आवश्यक दवाओं सहित दवाइयों के उत्पादन के लिए चीन से बल्क औषधियों/सक्रिय औषध घटकों (एपीआई) का आयात करता है। चूंकि भारत डब्ल्यूटीओ और ट्रिप्स का हस्ताक्षरकर्ता देश है, इसलिए इसने आयातों पर प्रतिबंध हटा लिए हैं। यहां यह उल्लेख किया जा सकता है कि देश में मुख्य रूप से बल्क औषधियों/एपीआई के ज्यादातर आयात आर्थिक कारणों से किए जा रहे हैं। 
(ख) और (घ):
 वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएस) कोलकाता से उपलब्ध आकड़ों के अनुसार भारत के सक्रिय औषधीय घटकों के आयात के विवरण इस प्रकार हैं:

	वर्ष
	कुल आयात
(करोड़ रुपए)
	चीन से आयात 
(करोड़ रुपए)

	2014-15
	19833.19
	14001.79

	2015-16
	21225.97
	13853.75

	2016-17
	18372.54
	12254.97


डीजीसीआईएस, कोलकाता के अनुसार, वर्ष 2016-17 के दौरान देश में आयातित कुल बल्क औषधियों में चीन का हिस्सा करीब 66 प्रतिशत था।
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(ग):
सरकार द्वारा समय-समय पर नीतियां बनाई जाती हैं ताकि आयात पर देश की निर्भरता को कम से कम किया जा सके। इस संबंध में, सरकार ने घरेलू विनिर्माताओं को बढ़ावा देने के लिए दिनांक 28.01.2016 को औषधियों और बल्क औषधियों की कुछ श्रेणियों को पहले दी गयी सीमाशुल्क छूट का प्रत्याहरण अधिसूचित किया है। इसके अलावा, सरकार ने बल्क औषधियों के घरेलू विनिर्माताओं को बढ़ावा देने के लिए उनके द्वारा सामना की जा रही पर्यावरण मंजूरी इत्यादि संबंधी कुछ कठिनाइयों को दूर किया है। इसके अलावा, स्थायी वित्त समिति (सीएफसी) ने दिनांक 07.02.2018 को, ‘औषध उद्योग विकास’ योजना अनुमोदित की है, जिसके घटकों में से एक घटक बल्क औषध पार्कों में साझी सुविधाओं का वित्त पोषण है। इससे उत्पादन की लागत कम करने में मदद मिलेगी और इसके परिणामस्वरूप मरीजों को सस्ती दवाइयों की बेहतर उपलब्धि सुनिश्चित होगी। 
*****

